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खाद्य सब्सिडी बिल का अल्प भुगतान
 70. श्री संजय सिंह:
 
क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि: 
(क) क्या यह सच है कि केन्द्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2018-19 में खाद्य सब्सिडी बिल का 69,394 करोड़ रुपये का अल्प भुगतान किया है;
(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; 
(ग) क्या यह भी सच है कि इससे भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) को बाहरी स्रोतों से अत्यधिक लागत पर धनराशि जुटानी पड़ सकती है; और
(घ) यदि हां, तो बाहरी स्रोतों से धनराशि जुटाने के कारण एफसीआई को उस पर पड़ने वाले भार से बचाने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?
उत्तर
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री
(श्री राम विलास पासवान)
(क) से (घ): खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए भारतीय खाद्य निगम को सब्सिडी के रूप में 1,40,098 करोड़ रुपए [जिसमें 70,000 करोड़ रुपए का राष्ट्रीय लघु बचत निधि (एनएसएसएफ) ऋण शामिल है] जारी किए हैं। इसके अलावा विभाग ने विकेन्द्रीकृत खरीद वाले राज्यों को 31,029.485 करोड़ रुपए की सब्सिडी जारी की है।
इस निधि के अलावा, भारतीय खाद्य निगम की कार्यकारी पूंजी की आवश्यकता का वित्त पोषण ऋण एवं इक्विटी के मिलेजुले माध्यम से किया जाता है। इस ऋण में राष्ट्रीय लघु बचत निधि (एनएसएसएफ) ऋण तथा अर्थोपाय अग्रिम, जो दोनों भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं, बैंकों के कंसोर्टियम से भारत सरकार की गारंटी द्वारा समर्थित नकद ऋण सीमा तथा दीर्घावधिक सरकारी गारंटीकृत बॉण्ड शामिल हैं। इसके अलावा भारतीय खाद्य निगम नकद प्रवाह विसंगति से निपटने के लिए अनुसूचित बैंकों से अल्पावधिक अप्रतिभूत ऋण भी प्राप्त कर रहा है। 
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